भारत सरकार

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                 राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)       अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1424.
जिसका उत्‍तर सोमवार 5 दिसम्‍बर, 2011 को दिया जाएगा

केंद्रीय भंडारों, एनसीसीएफ और सुपर बाजार में भार मापक मशीनें
1424. प्रो0 अनिल कुमार साहनी:

   क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): क्‍या केंद्रीय भण्‍डार, एनसीसीएफ और सुपर बाजार, बाट और माप मानक (डिब्‍बाबंद वस्‍तुएं) नियम,1977 के नियम 23(क) के अंतर्गत अपने खुदरा स्‍टोरों में अपेक्षित इलेक्‍ट्रोनिक भार मापक मशीनों का रख-रखाव नहीं करते हैं;
(ख): यदि हां, तो इन उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए उनके विरुद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है, अथवा की जानी है;
(ग): क्‍या दिल्‍ली के अधिकांश दुकानदार भी इन उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और
(घ): यदि हां, तो इसके अनुपालन को कड़ाई से कार्यान्वित करने के लिए क्‍या कार्रवाई की गई है?
उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): सरकार को इस संबंध में केंद्रीय भंडार, राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता सहकारी संघ और सुपर बाजार से रिपोर्टें प्राप्‍त हुई हैं। केंद्रीय भंडारों में बाटों के साथ मैकेनिकल तौलन स्‍केल की भी व्‍यवस्‍था है, ताकि उपभोक्‍ता उनके द्वारा बेचे गए पैकबंद वस्‍तुओं के वजन की जांच कर सकें। इन मैकेनिकल स्‍केलों को, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के विधिक माप-विज्ञान द्वारा सत्‍यापित किया जाता है। राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता सहकारी संघ के दिल्‍ली में दो खुदरा बिक्री केंद्र हैं, जहां केवल पैकबंद वस्‍तुएं बेची जाती हैं। उपभोक्‍ताओं की सुविधा के लिए प्रत्‍येक स्‍टोर में तौलन मशीनें उपलब्‍ध कराई गई हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके सभी बिक्री केंद्रों में यथार्थता वर्ग-III इलैक्‍ट्रानिक तोलन वेइंग मशीनें हैं। केंद्रीय भंडार ने सूचना दी थी कि वे 31.3.2012 तक चरणबद्ध तरीके से अपने सभी खुदरा भंडारों में इलैक्‍ट्रानिक तौलन मशीनों की व्‍यवस्‍था कर रहे हैं। 
(ग) और (घ): विभाग को दिल्‍ली के दुकानदारों के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्‍त नहीं हुई हैं। वेइंग मशीनों से संबंधित उपबंधों के प्रवर्तन  की जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की है। उपभोक्‍ता मामले विभाग, समय-समय पर राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम,2009 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्‍तुएं) नियम,2011 के उपबंधों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखता रहता है। 
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